
  

 

भारत सरकार 

श्रम और रोजगार मतं्रालय 

लोक सभा 

अताराकंकत प्रश्न सखं्या-2214 

सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गनु, 1942 (शक) 

 

रोजगार सजृन 
 

2214. श्रीमती चर्ता अनरुाधााः 

 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतान ेकी कृपा करेंगे ककाः 

 

(क)  मंत्रालय द्वारा गत दो वषों के दौरान अनुमोकदत और शुरू की गई बडी पररयोजनाओं/प्रस्तावों की 

संख्या और ब्यौरा क्या ह;ै 

(ख)  दशे के वववभन्न भागों में उक्त अववध के दौरान सृवजत ककए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है; और 

(ग) दशे के युवाओं के वलए रोजगार के और अवधक अवसर सृवजत करने के वलए उठाए गए 

कदमों/उठाए जाने के वलए प्रस्ताववत कदमों का ब्यौरा क्या ह?ै 

 
 

उत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मतं्री (स्वततं्र प्रभार) 

(श्री सतंोष कुमार गगंवार) 

 

(क) से (ग): दशे में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दनेे के वलए श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार न े

अनेकों पहलें की ह।ै आत्मवनभचर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामावजक सरुक्षा लाभों के साथ- 

साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्सावहत करन ेतथा कोववड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हावन के 

प्रवतस्थापन हते ुप्रारंभ की गई ह।ै कमचर्ारी भववष्य वनवध संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कायाचवववत की जा रही 

यह योजना एमएसएमई सवहत वववभन्न क्षेत्रों/उद्योगों के वनयोक्ताओं पर ववत्तीय दबाव कम करती ह ैएवं 

उवहें और अवधक कमचर्ाररयों को कायच पर रखने के वलए प्रोत्सावहत करती ह।ै एबीआरवाई के तहत, भारत 

सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रवतष्ठानों की कमचर्ारी सखं्या के आधार पर, कमचर्ाररयों के अंशदान (वेतन 

का 12%) तथा वनयोक्ता के दये अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कमचर्ाररयों का अंशदान 

वहन कर रही ह।ै 17.02.2021 को 38,320 प्रवतष्ठानों के माध्यम स े8.42 लाख लाभार्थथयों को लाभ 

प्रदान ककया जाना ह।ै   

 

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कमचर्ारी भववष्य 

वनवध (ईपीएफ) के तहत  वनयोक्ताओं के   अंशदान और कमचर्ाररयों के अंशदान-दोनों का योगदान ककया ह,ै 

100 कमचर्ाररयों तक रखन ेवाले प्रवतष्ठानों के 90% ऐसे कमचर्ाररयों जो 15000/- रुपए से कम अर्थजत 

करते हैं, के वलए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हतेु कुल 24% का अंशदान ककया ह।ै 

पीएमजीकेवाई योजना के तहत, 38.82 लाख पात्र कमचर्ाररयों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड रु. 

डाले गए थे। 

 

 

 



 

 

 

वनयोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का  सृजन करना सरकार की प्राथवमकता रही ह।ै 

सरकार न ेदशे में रोजगार का सृजन करन ेके वलए पयाचप्त वनवेश वाली वववभन्न पररयोजनाओं को प्रोत्साहन 

दनेे और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कायचक्रम (पीएमईजीपी), महात् मा गांधी राष् रीय मीणामीण रोजगार 

गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध् याय मीणामीण कौशल् य योजना (डीडीयू-

जीकेवाई) एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष् रीय शहरी आजीववका वमशन (डीएवाई-एनयूएलएम) 

जोकक क्रमशाः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, मीणामीण ववकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी कायच 

मंत्रालय द्वारा संर्ावलत की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सावचजवनक व्यय में वृवि करने जसैे वववभन्न 

कदम उठाए हैं। 

 

सरकार न ेस्व-रोजगार को सुकर बनाने के वलए, अवय बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 

(पीएमएमवाई) भी आरंभ की ह।ै पीएमएमवाई के अंतगचत सूक्ष्म/लघु व्यापररक उद्यमों तथा व्यवक्तयों को 

अपने व्यापाररक कायचकलापों को स्थावपत करने अथवा ववस्तार करने में समथच बनाने के वलए 10 लाख 

रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान ककया जाता ह।ै 

***** 


